पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 /2010 - 2012. " 


विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2 - 22 - छनीसगढ़ गजट: 38 मि . सं . 
भिलाई . दिनांक 30 - 5 - 2002 . " 


भत्यकार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 267 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012 - कार्तिक 4 , शक 1934 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 26 अक्टूबर 2012 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 20- 87 / 2012 / ग्यारह /( छै:). - राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की “कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2012 " घोषित 
करता है . यह नीति 1 नवंबर , 2012 से पांच वर्ष अर्थात् 31 अक्टूबर , 2017 तक लागू रहेगी. 


उपरोक्त के साथ ही इस नीति का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया जा रहा है . किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में जारी 
मृलनोति अंतिम मानी जावेगी. 


छनीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

दिनेश श्रीवास्तव , सचिव . 
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कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2012 


रायपुर , दिनांक 26 अक्टूबर 2012 


क्रमांक एफ 20 - 87 / 2012 / ग्यारह / ( छै: ). राज्य में डाऊनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को गति देने तथा राज्य 
के मूल्यवान प्राकृतिक कृषि एवं खाद्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने के लिए राज्य शासन एतद् द्वारा " कृषि एवं 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 " घोषित करता है । 


( 13 प्रस्तावना 


1. 1 


- 


1 


भारत के तेजी से बढ़ने वाले उदीयमान राज्यों में सम्मिलित " छत्तीसगढ़ राज्य " प्राकृतिक संसाधनों से 
समृद्ध राज्य है । राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है । 
राज्य में कृषि निरा फसली क्षेत्र 47. 70 लाख हेक्टेयर है । राज्य में कुल 32. 55 लाख कृषक परिवार है 
तथा राज्य गठन के पश्चात से अनाज, दलहन ,तिलहन , आदि के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है । 
वर्ष 2010 - 11 में चावल का उत्पादन 61.59 लाख मैट्रिक टन व अन्य अनाज (मक्का एवं गेहूं) 3.12 
लाख टन , दलहन 5 .35 लाख टन एवं तिलहन 2. 13 लाख टन रहा है । इसके अतिरिक्त फल एवं 
सब्जियों में मुख्यतः टमाटर , पपीता, मिर्च, काजू आदि का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है । 
राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.59 प्रतिशत निरा फसली कृषि क्षेत्र है । राज्य गठन के पश्चात 
कृषि पर आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में परंपरागत उद्योगों का विकास हुआ है । राज्य 
में कृषि फसलों, दलहन, तिलहन , फल एवं सब्जियों, के उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कृषि 
पर आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में नियोजित एवं संतुलित विकास की आवश्यकता है । 
राज्य का भारत के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी छोर पर महत्वपूर्ण शहरों एवं केन्द्रों से समान दूरी पर होना 
एक लाभदायी भौगोलिक स्थिति है, जिसके कारण राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के 
उत्पादों का विपणन राज्य के समीपवर्ती राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, 
उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में सुगमता से संभव है । 
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1.4 राज्य गठन के पश्चात औद्योगिक विकास मुख्यतः कोर सेक्टर में हुआ है । राज्य सरकार का यह प्रयास है 

कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मूल्य संवर्धन तीव्र गति से हो , ताकि यह राज्य की आर्थिक 

व्यवस्था एवं रोजगार का प्रमुख आधार स्तम्भ बने । 
1. 5 

यद्यपि राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2009 - 14 में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले " स्व - चालित कृषि 
यंत्र” एवं " ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ", सेरीकल्चर, हार्टीकल्चर, बॉयों फर्टिलाईजर, 
फ्लोरीकल्चर , पिसीकल्चर तथा भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित 
उद्योगों (राईस मिल को छोड़कर ) को प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में सूचीबद्ध किया गया है तथापि अन्य 
राज्यों की तुलना में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने एवं राज्य को 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अग्रणी बनाने के लिये पृथक " कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति की 
आवश्यकता को दष्टिगत रखते हये कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 तैयार की गई है । 
इस नीति के क्रियान्वयन से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण विकास होगा, राज्य के 
कृषकों की आय में वृद्धि होगी, रोजगार एवं स्व - रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे तथा राज्य 
समृद्धशाली होगा । 


2. 1 
2.2 
2. 3 


2 . 4 


2 . 5 


राज्य के कृषकों की आय में वृद्धि करना । 
कृषि उत्पादों, फल एवं सब्जियों तथा दलहन एवं तिलहन का राज्य में मूल्य संवर्धन करना । 
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करना । 
राज्य में कृषि उत्पाद, दलहन एवं तिलहन , फल एवं सब्जियों आदि के भण्डारण को सुरक्षित बनाना । 
राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना । 
राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी लाना एवं विपणन को सुगम 
बनाना । 
राज्य की जनता को उत्तम गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना । 
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास कर राज्य के कृषकों को " धान " के विकल्प के रूप में फल 
एवं सब्जियों तथा अन्य नगदी उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करना । 


26 


27 


2. 8 


विस्तार एवं प्रभावशीलता 

" कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 " सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में यह नीति 1 नवंबर , 
- 2012 से पांच वर्ष अर्थात 31 अक्टूबर, 2017 तक लागू रहेगी । 
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40 - ma 


- 


4 . 2 


. 4 . 1 . "नवीन उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है,जिसके द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात वाणिज्यिक 

उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति 
ई.एम. पार्ट - 1 / आई. ई. एम. / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र धारित करता हो एवं प्लांट एवं मशीनरी 
में न्यनतम रूपये 1. 00 करोड का पंजी निवेश किया हो या किया जाना प्रस्तावित हो एवं रूपये 100 

करोड से अधिक का पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम. ओ. यू. निष्पादित किया गया हो । 
4 . 2 इस नीति के अंतर्गत सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्योग , वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, 

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग , महिला 
उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक , नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति , अप्रवासी भारतीय / शत् प्रतिशत 
एफ. डी. आई. निवेशक, कुशल श्रमिक , अकुशल श्रमिक , प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल 
निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक , वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र एवं अन्य 

परिभाषाएं वहीं होंगी, जो तत्समय लागू राज्य शासन की औद्योगिक नीति में अधिसूचित की गई हो । 
43 स्थायी पूंजी निवेश एवं उसके अंतर्गत भूमि , भवन, फैक्ट्री - शेड, प्लांट मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल 

आपूर्ति पर निवेश आदि की वही परिभाषाएं लागू होंगी, जो तत्समय लागू औद्योगिक नीति में परिभाषित 

हों । 
4 . 4 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत जो शब्दावली इस नीति में परिभाषित नहीं है तथा 

औद्योगिक नीति 2009 - 14 में भी परिभाषित नहीं है, ऐसी स्थिति में इस नीति के क्रियान्वयन हेतु भारत 
सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी एवं प्रचलित परिभाषाएं लागू होंगी । 


रणनीति 
5 .1 राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप समूह आधारित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के 

विकास के लिये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना । 
5. 2 खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे । 
5 . 3 खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत. तकनीकी क्षेत्र में स्नातक एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किये जाएंगे तथा राष्ट्रीय 

सेमीनार / वर्कशाप एवं मेलों के आयोजन में राज्य के उद्योगों की सहभागिता की जावेगी । 
5. 4 फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना की जावेगी । 
5.5 राज्य में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु क्लस्टर एप्रोच अपनाई जायेगी । . 
5 . 6 उन्नत बीज तथा पौधों की उपलब्धता को सुगम बनाना । 
5 .7 उद्यानिकी फसलों का कृषकों को उचित मूल्य दिलाने के लिये शीतगृह श्रृंखला एवं भंडारगृह की जिला 

एवं तहसील स्तर पर स्थापना सुनिश्चित करना । 
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5. 8 उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की सुनिश्चितता के लिये उन्नत सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा 


देना । 


5.9 उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने वैज्ञानिक विधियों के उपयोग के लिये किसानों को सघन प्रशिक्षण 


देना । 


6 ) कार्य नीति 


_ 6 .1 छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा आधिक्य वाला राज्य है । इसके कारण “ खाद्य प्रसंस्करण हेतु स्थापित होने वाली 

इकाईयों को राज्य में निर्बाध , गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी । इन इकाईयों को 
अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी ।" 


6. 2 भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाओं का लाभ राज्य को प्रभावी ढंग से देने हेतु राज्य 


मिशन संचालक कार्यालय (नोडल एजेन्सी) को प्रभावी बनाया जाएगा । 


6 . 3 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना में राज्य शासन के अंश का बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किया 


जाएगा । 


6. 4 


कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य की बुनियादी अधोसंरचना एवं औद्योगिक 


अधोसंरचना का लाभ इस क्षेत्र के उद्योगों को दिया जाएगा । .. 


6 . 5 


खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रांतर्गत आने वाले उद्योगों की श्रेणी में आने वाले उद्योगों के मॉडल प्रोजेक्ट 


प्रोफाईल जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराये जायेंगे । 


* 


17 . राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन 


भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी योजना " राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन " की 


निम्नानुसार योजनाओं का लाभ राज्य के उद्योगों, कृषकों , नवयुवकों को दिलाने हेतु सहयोग एवं समन्वय 


किया जाएगा : 


1. नवीन उद्योगों की स्थापना, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण । 
2 . शीतगृह श्रृंखला, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण, गैर उद्यानिकी उत्पादों हेतु अधोसंरचना का निर्माण । 
3 . मानव संसाधनों का विकास ( एच. आर. डी .) । 
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4 . उन्नतिवर्धक योजनाएँ जैसे वर्कशॉप, मेलों का आयोजन, शैक्षणिक सर्वे व सेमीनार आदि का 

आयोजन । 


का एवं स्वाध प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में औद्योगिक निवेश प्रोत्स 


पात्रता की शर्ते : 


8 . 1 


औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान / छूट / रियायतें उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध . 
होगी, जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता 


होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई 


रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करें । 
8.2 परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय - समय पर 

हुए संशोधनों का पालन करना होगा । . 
8 . 3 संयंत्र एवं मशीनरी मद में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश रूपये 1 .00 करोड़ करना होगा । . . 
8. 4 उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम . ओ. यू. / आई.ई. एम. / ई. एम . 

पार्ट - 1 जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर करना होगा । समयावधि में वृद्धि हेतु उठाये गये 
प्रभावी कदमों की समीक्षा की जा सकेगी । रूपये 100 करोड़ से अधिक निवेश होने पर राज्य शासन 
के साथ एम . ओ. यू. करना अनिवार्य होगा । 


( 9 ) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन : -- 
9 .1 इस नीति के अंतर्गत परिशिष्ट - एक , अपात्र उद्योगों की सूची में शामिल उद्योगों को इस नीति में 

अधिसूचित कोई अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त नहीं होंगी । 
इस नीति में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन निम्नांकित उद्योगों के मामलों में लागू होंगे : 
(1) नवीन उद्योगों की स्थापना । . . 
( 2) . विद्यमान उद्योगों का विस्तार 
" कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2012 " में वे उद्योग शामिल होगें , जिनके द्वारा खाद्य एवं 
कृषि उत्पादों ( परिशिष्ट -एक को छोड़कर) में नवीन इकाई की स्थापना करें / विस्तार योजना के 
अंतर्गत विस्तार करें एवं इस हेतु न्यूनतम रू .1.00 (एक ) करोड का निवेश स्थायी पूंजी निवेश संयंत्र 
एवं मशीनरी मद में करें । 


- 


- - PM. 
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अनुदान , छुट एवं रियाय -- - 

इन उद्योगों को भारत शासन द्वारा घोषित सुविधाओं के अलावा तालिका में दर्शित 
निम्नानुसार अतिरिक्त विशेष सुविधाएं प्रदान की जावेंगी : 


क्र . अनुदान / 

संक्षिप्त विवरण / अवधि / मात्रा 
छूट 
मूल्य 

स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक 
| संवर्धित कर सीमित , अधिकतम समयावधि 10 वर्ष, जो पूर्व अवसान हो , 
एवं केन्द्रीय तक । 
विक्रय कर में यह छुट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा तैयार की गई 
रियायत सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित 
प्रतिपूर्ति कर एवं केन्द्रीय विक्रयकर के समतुल्य राशि होगी । यह छुट 

पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी । 

इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के 
अंर्तगत यह "प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करे अथवा तत्समय 
में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई 
पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले । 

सहायता राशि की गणना निर्मित माल के विक्रय पर 
देय वेट कर तथा निर्मित माल के अंतर्राज्यीय विक्रय कर पर 

देय केन्द्रीय विक्रयकर के आधार पर किया जाना चाहिए । 
2 प्रवेश कर । वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से शत प्रतिषत 

| छूट 7 वर्ष की अवधि हेतु । 
विद्युत शुल्क वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष हेतु 
छूट . | शत प्रतिशत छुट । 
मंडी शुल्क कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की 

मंडियों से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से पांच 
वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों ( परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र 
उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट 
प्रदान की जावेगी , छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई 
द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर 
होगी । 


छुट 


- 
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: : . .. 


- - 


Dwar 


- 


WAL 


| संविदा खेती प्रदेश में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम - 1972 के 
(Contract प्रावधान लागू किये गये हैं । इसके सुसंगत प्रावधानों के 
Farming) अंतर्गत मंडी द्वारा विक्रेता ( उत्पादक ) एवं क्रेता के साथ 
पर सुविधा त्रिपक्षीय अनुबंध किया जावेगा एवं इसके माध्यम से संविदा 

खेती ( Contract Farming ) करायी जावेगी एवं दोनों पक्षों के 

हितों का संरक्षण किया जावेगा । 
6 | एकल एकल लायसेंस के आधार पर पूरे प्रदेश में अधिसूचित कृषि 

लायसेंस उपज मंडियों में क्रय - विक्रय कर सकते हैं । 
प्रणाली 
कृषि विभाग प्रोसेसिंग इकाई से जुड़े उत्पादक कृषकों को योजनाओं का 
द्वारा लाभ दिया जावेगा । उत्पादक कृषकों को विद्युत लाईन 
संचालित विस्तार अनुदान , नलकूप पर अनुदान, पम्प प्रतिस्थापन पर 
योजनाएँ अनुदान , विद्युत शुल्क में छूट, रियायती दर पर ऋण सुविधा 

उपलब्ध होगी । 
एन . एच. एम ., | एन. एच एम ., आर. के. व्ही.वाय. अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार 
आर. के . व्ही. प्रोसेसर्स को भी अधोसंरचना के लिए आवश्यक सुविधाओं 
वाय. आदि का लाभ दिया जायेगा । जैसे - कोल्ड स्टोरेज , शीतगृह 
के अनुरूप श्रृंखला, पैकेजिंग हाउस , नेटशैड, ग्रीन हाउस , रायपनिंग 
सुविधाएँ चेंबर आदि । 
" कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2012 " में उल्लेखित 
उपरोक्त अनुदान , छट एवं रियायतों के अतिरिक्त यथासमय लाग राज्य 
शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान छूट एवं रियायतें 
जैसे - ब्याज अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों में भू - आबंटन पर भू - प्रीमियम में 
छूट / रियायत , स्टॉम्प शुल्क छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, औद्योगिक 
क्षेत्रों के बाहर भू आबंटन सेवा शुल्क से छूट , गुणवत्ता प्रमाणीकरण 
अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान , अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग हेतु 
मार्जिन मनी अनुदान एवं औद्योगिक पुरस्कार योजना के . सतर्गत 
नियमानुसार पात्रता रहेगी । 


- 


MAR 


टीप :- (1) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा अनुदान , छूट एवं रियायत , जो भारत सरकार एवं राज्य शासन 

दोनों ही द्वारा घोषित हो , उसका लाभ लेने के लिये इकाई के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा कि 
किसी एक स्त्रोत से ही अनुदान, छूट एवं रियायत प्राप्त कर सकेगी । 
( 2) इकाई द्वारा तीन वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाने पर स्टाम्प 
शुल्क छूट निरस्त की जा सकेगी । 
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वर्तमान में राज्य में औद्योगिक नीति 2009 - 14 लागू है, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2014 तक 


वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औद्योगिक नीति के 


संदर्भ में दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक नीति 2009 - 14 में प्राथमिकता 


उद्योगों हेतु निर्धारित दर एवं अधिकतम सीमा के अधीन प्राप्त होंगे । 
10 . इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु दिये जाने वाले अनुदान / छूट / रियायतों का 


लाभ पात्र उद्योगों को देने के लिए अधिसूचनाएं जारी की जावेंगी, तथा सुसंगत कानूनों के तहत 


प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जायेंगे । 


11. 


इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 


उद्योगों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस नीति के प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा कर 


उसमें नये प्रावधानों का समावेश करने अथवा संशोधन करने हेतु विधिवत कार्यवाही कर सकें । 
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पडा 


परिशिष्ट - एक 

अपात्र उद्योगों की सूची 
1 राईस मिल 

पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग 
पोहा एवं मुरमुरा 

हालर मिल 
. 5 पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना 

मिनरल वाटर . 
7 सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स , 
8 एल्कोहल ड्रिंक . 
9 भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम 
10 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किए जाएं 


MH PR4 


Raipur, the 26th October 2012 


NOTIFICATION 


S . No. F 20 - 87/ 2012/ 11/ ( 6 ) . - Government of Chhattisgarh hereby, declares 
“ Agro and Food Processing Industries Policy - 2012 " . This policy will be effective 
* from 1st November, 2012 for five years i.e. up to 31st October, 2017. .. . . 


V 


In addition to above , this policy is also published in English . In case of any dis 
- " pute Hindi version of the policy will prevail . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

DINESH SHRIVASTAVA , Secretary . 


STTT 17593 , farlic 26 3ToRER 2012 
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AGRO & FOOD PROCESSING INDUSTRIES POLICY - 2012 


Raipur , Date 26 October , 2012 


No. F 20 - 87/ 2012 / 11 / 16 ) . To promote the downstream industries in the state , 
Government of Chhattisgarh hereby declares, “ Agro and Food Processing Industries 
Policy - 2012 " for value addition of rich natural agro & food Products of the state . 


( 1 ) PREFICE 


( 1. 1 ) “ Chhattisgarh , among the fastest growing & emerging states of India , is enriched 

with natural resources . About 80 % population of the State depends on the 
Agriculture and Agro based activities. Nett Agricultural crop area in the State is 
47.70 Lacs Hectares . There are total 32.55 Lac farmer - families in the State . After 
formation of the State , production of the Food grains , Pulses , Oilseeds etc . is on 
constant rising trend. During the Year 2010 -11 production of the Rice was 61.59 
Lac Metric Tonne and of other Cereals (Corn and Wheat) was 3 .12 Lac Tonne , 
Pulses 5 .35 Lac Tonne and of Oilseeds, it was 2 .13 Lac Tonne. In addition among 
Fruits and Vegetables sufficient quantity of Tomato , Papaya , Chili , Cashew nuts 

etc .are also produced . 
( 1 . 2 ) About 34 .59 percent of the total geographical area of the State is Nett Agricultural 

Crop area . After formation of the State traditional industries have developed in the 
Agro based and Food processing industries sector. Keeping in view of the 
increased production of Agriculture Crops, Pulses, Oilseeds , Fruits and Vegetables 
in the State , there is a need ofplanned and balanced developmentof the Agro based 
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and Food processing industries . 
( 1. 3) The State being equidistant from the important cities and centers of the eastern , 

western and southern ends of India , is a beneficial geographical location , due to 
which marketing of Agro and Food processing Industries products is easily 
possible with Orissa , Maharashtra , Madhya Pradesh , Jharkhand , Andhra Pradesh , 

Uttar Pradesh etc . 
( 1 . 4 ) After formation of the State , Industrial development took place mainly in Core 

sector. Efforts of the Government of Chhattisgarh are to accelerate the value 
addition activities in the Agro and Food processing sector which should becomethe 

main base pillar of economic system and employment of the state . . 
( 1 .5 ) Industrial Policy 2009 - 14 of Government of Chhattisgarh covers “ Automatic 

agricultural implements ” and “ Tractor based agricultural implements ” , 
Sericulture, Horticulture, Bio - fertilizer , Floriculture , Pisciculture etc . under 
agro sector And Food processing and Agro based industries (excluding Rice mill ) 
as defined by Government of India are listed in the Priority sector. However to 
make this sector investment competitive in comparison to the other states and To 
make the State leading in the Food processing industries & keeping in view for the 
need of new Agro & Food processing Industries Policy, a separate “ AGRO & 
FOOD PROCESSING INDUSTRIES POLICY - 2012 " hasbeen formulated . 

On implementation of this policy , a complete qualitative development will 
take place in the agro and food processing sector, income of the farmers of the State will 
get increased , new opportunities of employment and self employment will be generated 
and the state will become prosperous . 


( 2 ) OBJECTIVES 
( 2 .1 ) To enhance the incomeof the farmers of the State . 
( 2.2 ) Value addition of the Agriculture produce, Fruits & Vegetables and Pulses & 

Oilseeds in the State . 
(2.3 ) Generation of new opportunities of employment in the agro and food processing 
. . . sector. . . 
(2.4) Provision the secured storage for Agriculture produce, Pulses & Oilseeds and Fruits 

& Vegetables etc . in the State . 
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( 2 .5 ) Ensure better price ofagriculture produce to the farmers of the state . 
(2 .6 ) Reduction in cost of production of the agro and food processing products and to 

make its marketing easy . 
( 2 . 7 ) Ensure availability of the food materials to the public of the State of good quality at 

justifed prices . 
(2 . 8 ) To encourage farmers of the State to diversify for farming of fruits & vegetables 

and other cash horticulture crops as alternatives of paddy by development of the 
Agro & Food Processing Industries . 


wow 


SRL 


" Agro & Food Processing Industries Policy - 2012 " will be effective from Ist 
November, 2012 for five years i .e . up to 31st October, 2017 . 


(4 . 1) “New Industry ” means such industry which shall commence commercial 

production after implementation of this policy and shall be in possession of E .M . 
Part- 1 ! I. E . M . | Industrial License / Letter of Intent, issued by the competent 
authority for the purpose , (as the case may be ) And shall make orshall propose to 
make capital investment ofminimum Rs. 1.00 Crore in plant and machinery Or 
shall execute M . O . U . with the State Government if the capital investmentexceeds 

Rs. 100 Crores . 
( 4 .2 ) Under this policy Definitions ofMicro , Small & Medium Industry , Large Industry , 

Mega Project , Scheduled Caste 1 Scheduled Tribe , Industry established by 
Scheduled Caste i Scheduled Tribe , Women entrepreneur, Handicapped , Retired 
Soldier, Person affected from naxalism , Non - Resident Indian / 100 % F .D . I . 
investor, Skilled labour, Unskilled labour, Managerial / Administrative 
categories, State Domicile , Date of commencement of commercial production , 
Commercial production certificate and others shall be same as notified in the 

Industrial Policy in force at thattime. 
( 4 . 3 ) Definitions of the Investments in Land , Factory - shed , Building , Plant and 
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machinery , Electricity supply system and Water supply system , included in fixed 
capital investment shall be same as defined in the Industrial Policy in force at that 

time. 
( 4 . 4 ) Under Agro & Food Processing Industries Policy, definitions which are not 

defined in this policy and also not defined in the Industrial policy 2009 -14 , the 
definitions issued and in force by the Ministry of Food Processing industries, 
Government of India shall be applicable for implementation of this policy . 


1 


( 5 ) STRATEGIES 
( 5 . 1 ) To establish cluster based Agro & Food Processing small industrial areas in 

consonance with the Industrialpolicy of the State . 
(5.2 ) Entrepreneurship Development and Skill Development programmes shall be 

organized in the field of Food Processing. 
( 5 . 3 ) Opening Degree and Diploma courses in the technical sector of Food Processing 

and Participation of the industries of the State shall be ensured in the National i 

seminars/workshops and Trade Fare programmes . 
( 5 . 4 ) Food Processing Training Centre shall be established . . 
(5 .5 ) Ciuster approach shall be adopted for improvement of horticulture crops in the 

State . 
(5.6 ) To ensure availability ofthe improved seeds and plants easily . 
(5 . 7 ) To ensure the establishment of Cold storage , Cold chain and warehouse at district . 

and tahsil level , so that farmers get the suitable price of horticulture crops. 
( 5 .8 ). To encourage use of improved irrigation system for assured production of 

. horticulture crops. 
(5 .9 ) To provide intensive training in the farmers for use of scientific methods for 

cnhanced production ofhorticulture crops. 
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HI ACTION PLAN 
(6 .1) Chhattisgarh State is the Enciso surplus state. Therefore uninterrupted electrical 

supply arrangement with quality shall be available to the units established for food 
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processing. 24 hours electricity supply would be available at the competitive price 

in comparison to other states to these units . 
(6 .2 ) State Mission Director Office (Nodal Agency ) shall be made effective so that the 

State should get the effective benefits of plans of Ministry of Food Processing 

Government of India . 
( 6 .3 ) Budgetary provision of the State Government share for implementation of the 

National Mission on Food Processing shall be ensured . 
. ( 6 .4 ) For implementation of the Agro & Food Processing Policy, benefits of basic 

infrastructure and Industrial infrastructure of the State shall be provided to the 

industries of this sector. 
( 6 . 5 ) Model Project profiles of the industries under category of Food Processing sector 

shall bemade available to the entrepreneurs at District Trade & Industry Centers . 


( 7 ) IMPLEMENTATION OF THE PLANS OF NATIONAL MISSION ON 

FOOD PROCESSING (NMFP ) 

Cooperation and coordination will be given to the industries, farmers , young 
entrepreneurs of the State , to avail the benefits of the plans of NationalMission on Food 
Processing, released by the Ministry of Food Processing , Government of India , under 
following 

1 . Establishment ofnew industries, technical up gradation and modernization . 
2 . Cold storage, Cold chain , value addition and preservation infrastructure fornon 
horticulture products . 
- 3 . Human Resource Development ( H . R . D .) . 
4 Organize promotional programmes such as Workshops, Fair , Educational 
Survey and Seminars. 


W 


(8) ELIGIBILITY CRITERIA FOR INDUSTRIAL INVESTMENT 

INCENTIVES UNDER “ AGRO & FOOD PROCESSING INDCSTRY 

POLICY - 2012 " . 
(8.1 ) Subsidy / Exemption / Concessions for Industrial Investment Incentives shallbe 

available to those Industrial enterprises, which will provide employment to the - 
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minimum 90 % , in case of unskilled workers , minimum 50 % skilled Workers 
subject to availability and minimum one third at administrative / managerial posts 

to bonafide residents of the state . 
(8 .2 ) For establishment of the project ,model Rehabilitation Policy of Chhattisgarh State 

as amended therein from time to time, will have to be followed . 
(8. 3) Minimum fixed capital investment of Rs. 1.00 (One) Crore has to be made in head of 

plant & machinery 
( 8 .4 ) Fixed capital investment as above , should be made within two years from the date 

of execution of M . O .U . with the State Government / Date of issue of 1.E .M . ! : 
E .M .Part - 1 . For extension of time-period , effective steps taken would be reviewed . 
Execution of M :O .U . with the State Government shall be compulsory if the capital 
investmentexceeds Rs. 100 Crore . 


T 
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( 9 ). INVESTMENT INCENTIVES TO AGRO & FOOD PROCESSING 

INDUSTRIES : 
9 . 1 ). Under this policy industries included in Appendix - 1 , ( List of Ineligible Industries ) 

shall not be eligible for any subsidy , exemption and concessions, notified under : 

this policy. : 
(9.2) Investmentpromotion under this policy shall be applicable in the following cases: 

(1) Establishment of new industries , 

(2) Expansion of the existing industries . 
(9 .3) Under “ Agro & Food Processing Industries Policy – 2012 ” those industries shall 

be included ,which will establish new industries ( excluding Appendix - 1.) in Food 
and Agro products / have expansion under expansion scheme and for this will 
investminimum of Rs. 1. 00 ( One ) Crore in fixed capital investment in the plant 

& machinery head 
(9.4) Subsidy ,Exemption and Concessions 

To these industries , in addition to facilities declared by Governmentof India , 
additional special facilities, as shown in the table, shall be provided : 
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S .No. Subsidy / 

Brief Details / Period / Quantuni 
Exemption 
Reimbursement Maximum limit is 150 % of the fixed 
Concession in Value capital investment, up to maximum period 
Added Tax and of 10 years , whichever will be completed 
Central Sales Tax earlier. 

This exemption shall be equal to the 
amount of Value Added Tax and Central 
Sales Tax Act paid in connection with the 
sale of goods produced by the food 
processing units . This exemption will be in 
the form of capital incentive assistance . 

The unit will have option that they 
should get this “ Incentive Assistance” 
under this policy or avail benefit of fixed 
capital investment subsidy applicable 
under Industrial Policy of the State 
Government, in force at that time. 

Calculation of assistance amount will 
be done on the basis of Value added 
Tax payable on sale and Central Sales Tax 

payable on the interstate sale . 
Entry Tax 

100 % exemptions for the period of 
7 - years from the date of commencement 

of commercial production . 
Electrical Duty 100 % exemption for the period of 10 years 
exemption 

from the date of commencement of 

commercial production 
Mandi Tax 

Total exemption of Mandi tax leviable on 
exemption 

the agro products ( excluding ineligible 
industries shown in Appendix - 1 ) shall b 
granted to the Agro & Food Products 
Processing units from the date of firs 
purchase of raw materials from the 
Mandies of the State for the perio 
years, maximum limit of the ex 
will be equal to 75 percent of 
Capital investment of the pri 
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Facility on Contract 
Farming 


Provisions of the Chhatt isgarh Krishi Upaj 
Mandi Act -- 1972 are applicable in the 
State . Under relevant provisions of this 
Mandi, along with The Seller ( Producer ) 
and The Buyer, will execute tripartite 
agreement and through this contract 
farming will be carried out and interest of 
both the parties will be safeguarded . 


ME 
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Single License On the basis of single license , Sale - | 
System 

Purchase could be done in the notified 

Krishi Upaj Mandies in whole state . 
Schemes conducted Benefits of the schemes will be provided to 
by the Agriculture the producing farmers connected with the 
department 

processing units . Electricity lines extension 
subsidy, subsidy on tube well, subsidy on 
pump transfer, exemption in electrical 
duty , loan facility on concessional rate 

shall be available to the producing farmers. 
Facilities in 

Benefits of the necessary facilities for the 
accordance with infrastructure to the processors in 
N . H . M , R .K . V . Y . accordance with the provisions under 
etc . 

N . H . M , . R .K . V . Y . will be given such as 
Cold storage chain , Packaging house, Net 

shed , Green house , Ripening chamber etc. 
In addition to the above subsidy, exemption & concessions : 
Nationed in “ Agro & Food Processing Industries Policy – 2012 
men- of the other subsidies, exemption and concessions , in 
we Industrial Policy of the State , as applicable 

available as per rules , such as – Interest 

ssion in the land -premium on land 
fas , Stamp fee exemption , Project report 
Ation subsidy, Technical patent subsidy, 

for scheduled cast/scheduled tribe and 
he . . . 
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( 1 ) lus clarified that such subsidy, exemption and concession , which are declared by both 
Giovernments i.e. - Government of India & Government of Chhattisgarh , the option will be 
available to the unit to take the benefit from any one source only . 
(2 ) If the unit does not take effective steps, to establish the unit within the period of three 
years , the stampduty exemption may be cancelled . 
( 9 . 5 ) Atpresent, Industrial Policy 2009 - 14 is in force in the state , under which the Agro & 
Food processing units which commence commercial production till October 2014 , will 
get Industrial investinent incentives atthe rates and within maximum limits prescribed for 
priority sector Industries in Industrial Policy 2009 - 14 . 
( 10 ) Under this policy notifications will be issued to give benefits of subsidies / 
cxemptions / concessions for Industrial investment incentives, to eligible units , and 
administrative instructions willalso be issued under relevant laws. 
( 11 ) Under this policy, the State Government will have the rights to review the 
provisions of this policy from time to time, in view of the development of Agro & Food 
Processing Industries in the State and to take lawful action for inclusion of new provisions 
therein or for amendments . 
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Appendix – One 


List of Ineligible Industries 


1. Rice Mills , 
2 . Paddy par -boiling and cleaning , 
3 . Poha and Murmura , 
4 . Huller Mill , 
5 . Pan Masala , Betelnuts , Tobacco ,Gutkhamaking , 
6 . Mineral Water, 
7. All types of Soft Drinks, 
8 . Alcoholic Drink , 
9 . Public Sector Undertakings ofGovernmentof India and any State Government, 
10 . Such other industries as notified by the State Government from time to time. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2012. 


